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सार्वजनिक सड़क परिवहन में महिलाओं की सुरक्षा
2992. श्रीमती मीशा भारती:
क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि: 

(क) देश की प्रायोगिक परियोजनाओं के तहत सार्वजनिक परिवहन में महिलाओं की सुरक्षा पर 50 करोड़ रुपए की राशि किस प्रकार व्‍यय की जा रही है; और 

(ख) सार्वजनिक परिवहन को महिलाओं के लिए और सुरक्षित बनाने के लिए क्‍या नए उपबंध जोड़े जा रहे हैं? 

उत्‍तर
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्‍य मंत्री
(श्री मनसुख एल. मांडविया)
(क): ‘‘देश में सार्वजनिक सड़क परिवहन में महिलाओं के लिए सुरक्षा’’ स्‍कीम में राष्‍ट्रीय स्‍तर वाहन सुरक्षा और ट्रैकिंग प्रणाली तथा एक मिलियन से अधिक जनसंख्‍या वाले 32 शहरों में सार्वजनिक सड़क परिवहन में जीपीएस/सीसीटीवी/पैनिक बटन की संस्‍थापना सहित सिटी कमॉंड और नियंत्रण केन्द्र स्‍थापित करने की परिकल्‍पना की गई है । वर्ष 2014-15 के दौरान, स्‍कीम का बजटीय आबंटन 50 करोड़ रु. था और 1.43 करोड़ रु. दिल्‍ली इंटीग्रेटेड मल्‍टी-मोडल ट्रांजिट सिस्‍टम्स लिमिटेड को परामर्शदायी शुल्‍क की अदायगी के लिए खर्च किए गए थे । इसके पश्‍चात्, इस स्‍कीम के अंतर्गत कोई व्‍यय नहीं किया गया है । 
(ख): सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने सा.का.नि. सं. 1095(अ), दिनांकित 28.11.2016 जारी की है जिसमें केन्‍द्रीय सरकार ने 1 अप्रैल, 2018 से सार्वजनिक परिवहन वाहनों में वाहन अवस्‍थान उपकरण और एक अथवा अधिक पैनिक बटन का प्रावधान अनिवार्य किया है । 
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